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	कम होता विकास और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति


	687.
	श्री संजय राउत:


	क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

	
	

	 (1) 
	क्या यह सच है कि शीर्ष रेटिंग ऐजेंसियों-स्टैण्डर्ड एंड पूअर्स, मुडीज और फिच रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्थिर से कम करके नकारात्मक कर दिया है;

	 (2) 
	यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

	 (3) 
	क्या यह भी सच है कि मुद्रा स्फीतिजनित मंदी-कम होता विकास और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की स्थिति विदेशी निवेशकों के लिए अनवरत चिन्ता का विषय है; और

	 (4) 
	यदि हां, तो मंत्रालय विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) और (ख) : स्‍टैंडर्ड और पुअर (एसएंडपी) ने भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग संबंधी अपनी नवीनतम शोध सूचना 25 अप्रैल, 2012 को जारी की। इसने भारत के बारे में बीबीबी (-) दीर्घकालिक तथा  ए-3 अल्‍पकालिक सावरेन रेटिंग की पुष्‍टि की है किन्‍तु दीर्घकालिक रेटिंग संबंधी दृष्‍टिकोण में संशोधन कर इसे  स्‍थिर से ऋणात्‍मक कर दिया है।  
       फिच रेटिंग्‍स ने भारत की सावरेन क्रेडिट संबंधी अपनी अद्यतन रिपोर्ट 18 जून, 2012 को जारी की। इसने भारत की बीबीबी-दीर्घकालिक और एफ-3 अल्‍पकालिक सावरेन रेटिंग की पुष्‍टि की है किन्‍तु दीर्घकालिक रेटिंग्‍स को स्‍थिर से संशोधित करके ऋणात्‍मक बताया।  
       अपने प्रतिवेदनों में, एस एंड पी और फिच ने राजकोषीय घाटे के स्‍तर तथा ऋण बोझ, चालू खाता घाटे, आर्थिक संवृद्धि में मंदन और मुद्रास्‍फीतिकारी दबावों की बाबत चिंताएं व्‍यक्‍त की हैं।

        मूडीज ने भारत की सावरेन क्रेडिट रेटिंग संबंधी अपनी अंतिम रेटिंग रिपोर्ट 20 दिसम्‍बर, 2011 को जारी की थी। इसने स्‍थिर दृष्‍टिकोण के साथ भारत की बीएए3-दीर्घकालिक सावरेन क्रेडिट रेटिंग की पुष्‍टि की। मूडीज ने भारत की रेटिंग का स्‍तरोन्‍नयन निम्‍नलिखित चार अन्‍य क्षेत्रों में भी किया :
(i) घरेलू मुद्राओं में अंकित मूल्‍य के दीर्घकालिक सरकारी बांडों का बीए1 से बीएए3 (आनुमानिक से निवेश श्रेणी) में।
(ii) दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा बैंक जमा राशि की उच्‍चतम सीमा का बीए1 से बीएए3 (आनुमानिक से निवेश श्रेणी) में।
(iii) घरेलू मुद्राओं में अंकित मूल्‍य के अल्‍पकालिक सरकारी बांडों का एनपी से पी3 (आनुमानिक से निवेश श्रेणी) में।
(iv) अल्‍पकालिक विदेशी मुद्रा बैंक जमा राशि की उच्‍चतम सीमा का एनपी से पी-3 (आनुमानिक से निवेश श्रेणी) में।
मूडी ने 25 जून, 2012 को जारी अपने अद्यतन प्रतिवेदन में भारत के दीर्घकालिक विदेशी तथा स्‍थानीय मुद्रा रेटिंग की स्‍थिर दृष्‍टिकोण के साथ बीएए3 पर रहने की पुन: पुष्‍टि की।
कृ.पृ.उ. 
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(ग) और (घ) :   विदेशी निवेशक निवेश से प्राप्‍त हो सकने वाले प्रतिफलों की अवधारणाओं और ऐसे निवेश करने के जोखिमों के आधार पर निवेश करते हैं। ये धारणाएं अनेक कारकों से प्रभावित होती हैं जिनमें विद्यमान वृहत आर्थिक माहौल, अर्थव्‍यवस्‍था की संवृद्धि क्षमता और कारपोरेट निष्‍पादन शामिल है।
       यहां यह उल्‍लेखनीय है कि हालांकि वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में संवृद्धि मंद हो गई थी, थोक मूल्‍य सूचकांक द्वारा यथामापित मुद्रास्‍फीति भी समान प्रकार मंद हुई है।
      भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के निष्‍पादन के विषय में, बाजार संकेतक यथा भारत में विदेशी संस्‍थागत पोर्टफोलियो निवेश के निवल अंत: प्रवाह से यह संकेत नहीं मिलता कि निवेशक बेवजह चिंतित हैं। कैलेंडर वर्ष 2012 के प्रथम सात महीनों में विदेशी संस्‍थागत निवेश के निवल अंत: प्रवाहों में सराहनीय संवृद्धि देखी गई है। 31 जुलाई, 2012 को कुल निवल विदेशी संस्‍थागत निवेश का अंत:प्रवाह (कर्ज + इक्‍विटी) 14.98 बिलियन अमरीकी डालर था। यह वर्ष 2010 को छोड़कर पिछले एक दशक की समान अवधि (प्रत्‍येक कैलेंडर वर्ष के प्रथम सात महीने) में उच्‍चतम अंत:प्रवाह है। इक्‍विटी अंत:प्रवाह भी 2007 एवं 2010 के वर्षों को छोड़कर विगत एक दशक की समान अवधि (प्रत्‍येक कैलेंडर वर्ष के प्रथम सात महीने) की तुलना में 2012 के जनवरी-जुलाई के दौरान उच्‍चतम रहे हैं। इक्‍विटी खंड में उच्‍च अंत: प्रवाह भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के मजबूत वृहत आर्थिक मूलभूत तत्‍वों में विदेशी निवेशकों के विश्‍वास का प्रतिबिम्‍ब हैं।
  उल्‍लेखनीय है कि सरकार भारत में उच्‍चतर परिमाणों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने की संसंजक कोशिश करती रही है। हाल में किए गए कुछ मुख्‍य उपाय हैं :-

· बजट 2011-12 में, अर्हक विदेशी निवेशक योजना प्रारंभ की गई जिसमें विदेशी निवेशकों को म्‍यूचुअल फंडों में निवेश करने की सुविधा कतिपय शर्तों के अध्‍यधीन दी गई है। प्रथम जनवरी, 2012 को सरकार ने भारतीय इक्‍विटी बाजार में प्रत्‍यक्षत: निवेश करने के लिए अर्हक विदेशी निवेशकों को अनुमति देने हेतु इस योजना का विस्‍तार किया। जैसाकि बजट 2012-13 में घोषणा  की  गई है, अर्हक विदेशी निवेशक भी अब कारपोरेट बांडों में 29 मई, 2012 से निवेश कर सकते हैं।
· अवसंरचना क्षेत्र में, कंपनियों द्वारा जारी दीर्घकालिक कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्‍थागत निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर मार्च, 2011 में 25 बिलियन अमरीकी डालर कर  दी गई।
· नवम्‍बर, 2011 में, सरकारी प्रतिभूतियों और कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्‍थागत निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर प्रत्‍येक तक बढ़ा दी गई। इस तरह से विदेशी संस्‍थागत निवेश की उच्‍चतम सीमा बढ़कर सरकारी प्रतिभूतियों में 15 बिलियन अमरीकी डालर और कारपोरेट बांडों में 20 बिलियन अमरीकी डालर हो गई।
25 जून, 2012 को, सरकारी क्षेत्र में विदेशी संस्‍थागत निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर और बढ़ाकर निवेश की कुल उच्‍च सीमा 20 बिलियन अमरीकी डालर कर दी गई। 


6 अगस्‍त, 2012 को वित्‍त मंत्री ने भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के समक्ष प्रस्‍तुत चुनौतियों से उबरने की दृष्‍टि से अनेक अतिरिक्‍त उपायों की घोषणा की। इन उपायों में ये शामिल हैं : राजकोषीय समेकन का मार्ग तैयार करना, कीमतों पर दबाव घटाने की दृष्‍टि से आपूर्ति पक्ष संबंधी अवरोध हटाना, अधिक निवेश को आकर्षित करना, कर-व्‍यवस्‍था के संबंध में सुधारात्‍मक कार्रवाइयां करना तथा मूल अवसंरचनात्‍मक परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन हेतु गत्‍यवरोधों का निराकरण करना। इन उपायों से व्‍यवसाय और निजी निवेश के लिए अधिक सकारात्‍मक प्रचालक परिवेश के सृजन में भी मदद मिलेगी। वित्‍त मंत्री के वक्‍तव्‍य का पूरा पाठ http://www.finmin.nic.in/press_room/2012/fm_speech_Economy_RoadMap.pdf पर उपलब्‍ध है।
-----

